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खण्ड 320 में 10 अंक है 
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवात्रय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित 


मुदक. 
निदेशक, राजकीय मुदण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत) 
1976 
मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल साहित 31 पैसे | 
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये | 
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उत्तर प्रदेश पष्ठ विधान सभा की सावेजनिक उपक्रम एवं निगम समिति 
(1974-75) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ५651-652 
श्री केशरी लाल द्वारा दल परिवतेन के सम्बन्ध में सचना ३ 652-653 
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उत्तर प्रदश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) 
(निरसन) विधेयक, 1976 ( परः स्थापित किया गया) .. 655-656 
उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र मं वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976{(परःस्थापित किया 
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श्री अध्यक्ष-- 
प्रश्‍न यह हे कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्येवाहियां -(प्रककसः 
संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापिल-करने की अनुज्ञा दी जाय । 
(प्रश्‍न उपस्थित. किया गया और स्वीकृत हुआ ।") 
श्री अम्मार रिजवी-- 
अध्यक्ष महोदय, म॑ आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की 
कार्यवाहियां (प्रकाशन का सं रक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित-करता हू । 
(देखिए नत्थी “घ” आगे पृष्ठ 703-701 पर ।) > 
उत्तर प्रदेश ग्रामोगक्षेत्र में वक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 


बन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिह) -- 
अध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वक्ष सरक्षण 
विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं । 
श्री -अध्यक्ष-- 
प्रश्‍न यह हे कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 को 
पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनज्ञा दी जाय । 
(प्रश्‍न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
श्री अजीत प्रताप सिंह-- 
अध्यक्ष महोदय, मं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र म॑ वक्ष सरक्षण 
विधेयक, 1976 को 'पुरःस्थापित करता हूं। 
(देखिए नत्थी “झड” आगे पृष्ठ 705-713 पर । ) 


कार्य स्थगन प्रस्ताव को सूचना 





श्री अध्यक्ष-- 
माननीय पुरुषोत्तम कौशिक ने तहसील सम्भल, शहर व जिला मुरादाबाद 


में तथाकथित साम्प्रदायिक दंगों के फलस्वरूप शहर में आगजनी की घटनाओं और आतंक 


के वातावरण के बारे में सूचना दी हे, अगर एसी बात है तो में अपेक्षा करता हुं कि माननीय मन्त्री 
जी स्वयं बयान दे दें। 


श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) -- 
मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर विषय हैं.... 


श्री अध्यक्ष-— 

बैठिए में आपकी ही बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं 
साम्प्रदायिक दंगे हुए, किन्तु अगर कहीं ऐसी बात हुई है तो वह अवश्य बयान दे दें। कब यह 
दंगे हुए 


श्री पुरुषोत्तम: कोौशिक--- | 
29 फरवरी को हुए हं । 


श्री अध 'क्ष-- 

सूचना .म आगं. हे कि वहां दंगे के फलस्वरूप हजारों व्यक्ति बेघरबार हो गए । 
बदि-यह सत्य हे तो महत्बपूण हे और सत्य से परे हे तो भी इस पर .बयान देना चाहिए । अपनी 
तरफ से बयान शासन इस पर दे । यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण -हूँ । 


‘+ 


लिए लेखानुद्यन के विवरण.में,:जो .26 मारच, 1:97 6क्ो: सदन'म प्रस्तुत चक्रया 


कु 


1976-77 के लिये ल़ेखानुदान का प्रस्ताव 65? 


1976-77 के लिय लखानुदान का प्रस्ताव 


सज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिह भंडारी ) -- 
मान्यवर, में: आपकी आज्ञा: से प्रस्तावक रता ,हुं-कि 3 1स्‍माज़ें, 1.97 7+को; सम्राष्त 
होन -वाले:वित्तीय वषषं के प्रथम दो महीने. में “1976-77 में उत्तर प्रदेशःसस्कार,के-ठ््यय के 
















1-5 में दिए हुए प्रत्येक विभाग या सेवा :या-खखें की:मद-क़ेःसस्बरस्त्र 
व्यय को:चुकनि के लिए राज्यपाल , (अवन र):मह्योदय क्रो,ळखालुः 
पेशगी दी जाय जो 2,26,77,95,000:रुषए से. अधिक नहो । 
श्री अध्यक्ष-- 

हीने म प्रश्‍न यह है कि 31 मार्च, 1977 को: समाप्त-होने -वाले:वित्तीय-वर्ष के प्रथम दो 
महीने मे “1976-77 मे उत्तर प्रदेश सरकार:के व्यय 'के किए ळेखानदान 'क्रेः विवरण : में, जो 
26 माचे, 1976 को सदन में प्रस्तुत किया गया था, : पृष्ठ- 1-5 मे *दिए-हुए :प्रत्येकःविभागःया 
सेवा याः खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय-को खुक्राने के लिए राज्यपाल 
{ ) महोदय को लेखानदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 2, 26,77,95, 000 
रुपए से अधिक न हो। 

(प्रश्‍न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 
उत्तर प्रदेश विनियोग : (लवस्तुव ल) अविवेक, 1976 


वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिह भंडारी) ->< 
मान्यवर, में आपकी आज्ञा"से उत्तर प्रदेश' विनियोग-(लेखनुदान ) विधेयक 
1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा 'आंगता- हूं । 


श्री अध्यक्ष 
प्रश्‍न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित 
करने हेतु सदन को अनुज्ञा दी जाय। 
(प्रश्‍न उपस्थित किया.गया और स्वीकृत हुआ ।.) 


श्री अध्यक्ष-- 
अब. पहले विधेयक की प्रतियां बंट ज़ाने-दे । 
(कुछ रुक कर) 
इसकी प्रति नहीं आयी. है, इसलिए: इसको. स्थगित: करना. पडेगा । हम आगे चलते 
“प्रतियां आ जायगी तो. फिर इसको लेंगे .। | 


७“ (ण्ड :प्रक्रिया- सं हिरः (उततर आदेहा-संशेधन) “थि चषम्रक, 19761 


व्याय-मन्त्री (श्री प्रभु नारायण) ~~ 
-मात्यवर, म॑ आपकी आज्ञा ते प्रस्ताव-करता हूं कि. दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश 
संशोधन ) विधेयक, 1976.पर विचार किया -जाय। 


मान्यवर, इस विधेयक को लाने ,का,कारण इस वजहसे -आ पड़ा, कि हाई कोट 
मे.कुछ.एऐसे+फेसले-हुए जिसके.कारण . न्याय ,की. व्यवस्था.ठीक तरह ' से.चलाने में दिक्कत की 
स्थिति आई | .नईसी .आर0.प्री.0 सी.0 की धारा 25-म यह बात कही _गयी.हेकि कोई पुलिस 
अधिकारी, सहायक लोक _असियोजक. नहीं होगा । स्थिति इस समय यह. हे कि कोई पुलिस 
अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नहीं है। लेकिन उसी के साथ-साथ हाई कोट ने यह फसला 
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124 मार्च, 1976 की कार्यवाही में छपा'है। 
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[श्री प्रभ्‌ नारायण] 


कर दिया कि पुरिस विभाग, पुलिस कर्मचारी, कोई भी पुलिस अफसर जो वह सहायक अभियोजक 
होगा उसके ऊपर कार्य निरीक्षण का कार्य नहीं कर सकता हे। इसकी वजह से मुकदमों 
की दिक्कत बहुत ही पड़ गयी हे। उसमें डिपार्टमेंट के सामने, गृह विभाग के सामने काफी 
दिक्कतें इस सम्बन्ध में पड़ गयी ह । इस वजह से इसके खिलाफ इस विधेयक को लाने 
की जरूरत पड़ी कि प्रशासनिक नियन्त्रण के सम्बन्ध में जो स्थिति हे बह पुलिस अधिकारी 
के माध्यम से प्रशासनिक नियन्त्रण जो है, वह कायम रखने की बात है । जब तक यह काम नहीं 
होगा तब तक क्रिमिनल केसेज मे ठीक तरह से तैयारी होना, ठीक तरह से. निर्णय होना, 
ठीक तरह से अपराधियों को सजा दिलाना मुश्किल कार्य हो जायगा । 


इसी के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने नई सी आर0 पी0सी0 की धारा 11 
ओर 13 को देखते हुए यह भी निर्णय कर दिया कि जो विशेष न्यायालय के सजन की बात हे 
बह एक जिले में एक न्यायालय होगा, लेकिन ट्रान्सपोर्ट के केसेज, रेलवे के केसेज, कनाल के केसेज 
ओर बहुत से ऐसे केसेज हें जिनको एक साथ लिक किया जा सकता हे । रीजन के लोगों को एक 
स्थान पर बुलाया जा सकता हं। एसी दशा मं हम यह तब्दीली करना चाहते हे किएक 
से अधिक जिलो में एक विशेष न्यायालय सजित किया जा सके। इससे काफी केसेज 
का ठीक तरह- से डिसपोजल करने मे आसानी होगी। इसके साथे. ही साथ व्यय भी कम 
पड़गा। यह नया संशोधन विधेयक लाना था इसलिए इसको देखते हुए कि कार्य ठोक तरह 
से चले न्यायालयों के कार्य में जो दिक्क्रत होती थी वह न हो। 


मन्यवर, में यहां पर यह भी आपसे निवेदन, कर देना चाहता हूं कि धारा 13 के 
अधीन ड युक्त विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रथम बगे के मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान करने की 
व्यवस्था को गयी हृ । इसका कारण यह हैं कि बहुत से केसेज जो लोक सेवा से सम्बन्धित थे उनका 
स्थानान्तरण हाई कोटे को हो गया हें, उनकी संख्या 5 लाख हो गयी हे । 


श्री अध्यक्ष 
| कितनी हो गई है ? 
श्री प्रभनारायण--- 
5 लाख हो गयी है । नए सब्सटेन्टिव ऐक्ट के मुताबिक सभी केसेज हाई कोटे 
चले गए है । चीफ जडीशियल तथा जिन लोगों को जडीशियरी का ज्ञान है और अनभव हे 
उनकी नियुक्ति आनरेरियम देकर करना चाहते है। इसलिए जो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट 
` थे उनको प्रथम श्रेणी का दर्जा दियो जान की व्यवस्था हें। विधेयक को लाने का कारण यह 
भी हे कि जिन मामलों के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि वे कहां पर हों तो उसके सम्बंध में जज 
को सहमति लेनी पडती थी। लेकिन इस विधेयक से अब जज को इस तरह की कार्यवाही 
नहीं करनी प?गी और वह जहां पर चाहे वहां पर मकदमा निर्णीत कर सकता हे । मान्यवर 
इस विधेयक के द्वारा में यह भी बताना चाहता हुं जो एन्टीसिपेटरी बेल का प्राविजनथा कि 
जो लोग जम करते थे और जुम करने के बाद कोट के सामने हाजिर होने के पहले ही एन्टी- 
सिपेटरी बेल करा लेत थे और जो मुकदमा की जांच होती थी उसमें दिक्कत पड़ती थी और न्याय 
नहीं हो पाता था। उस प्राविजन को नए सी आर0 पी0सी 0 से निकाला जा रहा है। इन्हीं 
सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को लाने की जरूरत पटी । 
श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल )-- 
मान्यवर, में आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर 
प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया 
जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर सदन को दे, तथा जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का 
भी अधिकार हो । 
मान्यवर, अगर अन्तरिम काल के लिए यह कानन आता तो मॅ यह प्रस्ताव सदन 
के सामने न रखता। नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना । यह बहुत बड़े-बड़े जो कानून के 
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पंडित हुँ, उन्होंने मंथन करके, ला कमीशन ने कुछ सिफारिशें कीं और बहुत दिनों तक एमेंडमेंट 
विचाराधीन रहे और बाद में ला कमीशन की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र ने सी आर0 
पी 0 सी0 को पूरी तरह से एमेन्ड कर दिया। कमीशन की सिफारिश थी कि सहायक लोक 
अभियोजकों पर किसी पुलिस महकमें का अधिकार नहीं होगा । पुलिस का कोई नियन्त्रण 
नहीं होगा । तो इसके पीछ एक सिद्धान्त निहित हे और वह सिद्धान्त यह हे कि पूरे 
जुडिशियल सिस्टम को, न्यायिक व्यवस्था को, एक्जींक्यूटिव से अलग रखा है । चाह वकील 
हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे पब्लिक प्रोसीक्यूटर हो या न्यायालय के अधिकारी हु.। न्यायिक 
दृष्टि से ही प्रोसीक्यूशन किया जा सकता हे ओर अभियुक्त का बचाव किया जा सकता है। 
यह परम्परा बहुत से देशों में चली आ रही हे और हमारे ला कमीशन ने इसे स्वीकार किया हूं । 


अदालतों म॑ पुलिस पचासों हथकन्डं इस्तेमाल करती हे । परेशान करना ह तो छोटे- 

मोटे मुकदमे चलवा सकती हैं। पब्लिक प्रोसीक्यूटर जिले के एस 0 पी 0 के अन्डर में काम करता 
है, उसकी नौकरी, उसकी तरक्की उक्षी कप्तान पुलिस पर निर्भर करती है । जब चाहे वह 
पब्लिक प्रोसीक गटर से प्रोसीक्यूशन करवा सकता हैं या चार्ज शीट पेश करवा सकते हैं। इसलिए 
यह प्राविधान रखा गया हैं। पब्लिक प्रोसोक्यूटर की एजेन्सी को इन्डीपेन्डेन्ट रहना चाहिए जिस 
प्रकार से डी 0 जी0 सी 0 एक्जीक्यूटिव के अन्डर में नहीं हें उसी प्रकार से पब्लिक प्रौसीक्यूटर को 
भी रखा जाय। हाई कोट का फसल! सही हूं कि इनके ऊपर पुलिस या एक्जीक्यूटिव का कोई 
नियन्त्रण नहीं होना चाहिये । आपने अपनी सुवित्रानुसार एमेंडमेंट पेश कर दिया और उसके 
द्वारा आज उत्तर प्रदेश की सरकार, ला कमीशन की उस बुनियादी सिफारिश को जिसे केन्द्रीय 
सरकार ने और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त सभी स्टेटस ने मान लिया हे, ठकरा रही है । इस 
विधेयक के द्वारा आप स्पेशल मजिस्ट्रेटस की और फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर उन व्यक्तियों 
को देंगे जो कि रिटायर हो चुके हे और अपाहिज हो चके हे नौकरियों में जो आपके यहां डिप्टी 
कलेक्टर आदि पदों पर थे। आपके यहां पर इतने ला ग्रेजूएट्स पः हुए हं। आप लोक 
सेवा आयोग द्वारा इन पदों पर भर्ती क्यों नहीं करते हैं ? आप प्रदेश में जुडिशियल मेजिस्ट्रेट्स 
के नए पदों का सृजन क्यों नहीं करवाते थे ? यह भी सही हे कि जुडिशियल मेजिस्ट्रेट्स को हाई 
कोटं के अन्डर मं दिया हुआ हे । उसके लिए भी ला कमीशन की सिफारिश थी । 
उसके लिए तो यह हे कि अगर आपके यहां कोट केसेज का एरियर इक्टठा हो रहा हे तो आप 
नए जुडिशियल मेजिस्ट्रेट्स की भर्ती कीजिए। इससे प्रदेश के बकार ला ग्रेजुएट्स को नौकरी 
मिलेगी । लेकिन आप उल्टा कर रहे हुं कि जो लोग रिटायर हो चुक हैं उनको आप भर्ती करेंगे 


और जो नौजवान डबल ग्रेजएशन कर के सड़कों पर फटीचर घम रहे हें उनको नोकरी नहीं देना 
चाहते । 


तीसरे, एन्टीसिपेटरी बेल की बात हे । उत्तर प्रदेश सरकार ही यह क्यों लायी 
कोई अन्य राज्य इस संशोधन को नहीं लाया? जब तक सी आर 0 पी 0 सी0 अमेंड नहीं हुआ 
था उससे पहले भी बहत से हाई कोट स का यह फसला था कि एन्टीसिपटरी बेल द जूद इसके 
कि पुरान सी आर0पी सी0 में उसके लिये कोई प्राविधान नहीं था, उन्होंने . एन्टी | 
बेल स्वीकार को । आज इमरजेन्सी में आपके पास ऐसे बहुत से कानून मौजूद हे कि जिनको आप 
समझे हे कि शान्ति और व्यवस्था के लिए खतरा हे उनको उसमें बन्द कर सकते हैं और 
उनकी जमानत नहीं हो सकती। लेकिन अब आप हमेशा के लिए सी आर0पी0 
सी 0 में यह प्रावधान रखना चाहते हे कि किसी भी आदमी को अदालत में पहले से ही अपनी 
जमानत कराने का अख्तियार नहीं हे । यह में समझता हूं कि नागरिक अधिकारों पर बहुत न 
ट्री चोट हे । अगर पुलिस को किसी को फंसाना होगा तो 392 या 302 लगा देगी औः 
उसके ब.द रिमान्ड के लिए दरख्वास्त दे कर हवालात में उसकी खूब पिटाई करेगी । यहु तो 
पुराने गलत हथकन्डों से नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ला कमीशन द्वारा यह सुझाव 
रखा गया था। अब इसको निकाला जा रहा है। में नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 
कौन सी ऐसी विशेष परिस्थितियां हें जिनके कारण आपको यह संशेधन करना पड़ा । 
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चौथे, न्यायालय को अधिकार दे दिया कि जहां चाहे वहां अपनी अदालत 
लगाए । इसका मतलब यह होगा कि अब अदालतें कचहरियों में नहीं लगेगी बल्कि जेलखानों 
में जेलर के दफ्तर में लगेगी । और कौन लगाएगा ? यही स्पेशल मॅजिस्ट्रेट लगायेंगे । 


तो मेरा तो केवल इतना ही नि दन हे कि कृपा करके वह कारण बताये जिनके 
कारण ला कमीशन की जो बनियादी सिफारिशें थीं उनको आप निगेट करना चांहते हे । 
इसलिए मेरा निवेदन हँ कि इसमें जल्दबाजी न करें, दोनों सदनों की एक संयक्त प्रवर समिति 
बनवांदें। उसमें इन तमाम चीजों पर विस्तार से विचार हो जायगा और उत्तर प्रदेश में भी 
हम एक ऐसी न्याय व्यवस्था कर सकेंगे जिसकी ला कमीशन ने कल्पना की थी । 


श्रीअध्यक्ष-- _ | क 
| (श्री त्रिवेणी सहाय के ख होने पर) अब आप अपना भाषण दे । )संश धन रखने 
के लिए तो आप आए नहीं समय से। 
श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) -- 
आप पूछिए कि कहां सें आए? 
श्रीं अध्यक्षे-- 
यह तौ बह्टतं आसन सवाल हे । 


श्रीं निर्भय नारायण सिंह (जिला दलिया ) 
व्यवस्था का प्रश्‍न हूँ, मान्यवर । जब ये उस समयं अनुपस्थित थेतो क्या 
पुन: बोल सरकते हैं ! 
श्री अध्यक्ष ~ 
अपनी राय देने के लिए तो सक्षम हं। संशोधन के लिए अगर वह अनुमति 
लेते तो दूसरी बात थी । 
#श्री त्रिवेणी संहाय-- 
अध्यक्ष महोदय, मझेःदुख है कि म॑ उस समय नहीं था । मैं माननीय नेगीं जी 
के भाषण का संमर्थन करता हं । अंग्रेजी काल में अंग्रेजों ने जो भी कानन बनाएँ सी आर 0 
पी0सी0 या आई0पी0सी0 वे-एक तरह से बेसिक कानन बन गए । जो भी नयी सरकारे 
आई उन्होंने उसमें कुछ संशोधन किंए । कुछ नए कानन बनाए। मगर 25 वर्षों में कोई 
मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ ।॥. एक बार कोशिश की गयी और सी आर0 पी0 सी 0 में कुछ 
चेन्ज किया गया, मगर कुछ दिन बाद फिर उसमें कुछ कमी की गयी । अब यह बिल जो आया 
है वह तीं एंक॑ बहाना हैं, उसंकें पीछे मंशा कुंछ और है। हाई कोर्ट के फैसले के तंथा प्रशासनिक 
कठिनौइयों कां जो कारंण बताया गयां हे वह बहाना मात्र हे । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर 
कौन सी प्रंशांसनिर्क कंठिनाइयां आं गयीं। 26 जनं की आपातकालीन घोषणा के बॉदै आपके 
. सामने कठिनाइयाँ आने लेगीं। जिनं लोंगीं की आपने जेलों में बन्द कर दिया, आप चाहते हैं 
कि वे लोग कोटे मैं न आं सकें क्योंकि यंदि वे जेल से कोर्ट में आयेंगे तो जनतां उनकी देखेंगी । 
लोग नारे भीं लगायैंगे । इसेलिंये अंबे आप एसां करने जा रहे हैं तांकिं वे कोर्ट में न आ सके । 
एक बंन्द कमरे में हीं उनके मँकेदेमो काँ फैसला हो जाया करें। आखिरें इसंकी आवंईंयॅकंता 
क्यौ थीं ? 


सन 1942 ओर सने 1929 के आन्दोलनों के भी सारें रेकाडंसं संरकांर नें तो 
दिए उंस संमंय भी इतना जल्म नहीं किया गया थां ।खली अदालत में मकदमा सना जातां था 
आँखिरे जिस बहादुरी के सार्थ आप डी 0आई 0आर 0और मीसा में बन्द करते हैं, उसी बहादुरी 
के सार्थ उन्हें कीट में आने दो, जनता को भी देखने द, उसमें क्या आपत्ति है, आपकी? आपने 
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पहले कहा था कि हमने जुडिशियरी और ऐक्जीक्यूटिव हँको अलग कर दिया है। मगर आज 
होता क्या हे? जुडिशियल मैजिस्ट्रे.. कोडी0 एम0के यहां से अब भी जो डायरेक्टिव 
जाता हूँ उसके अनसार वहू काम करता है। जिसको डी 0 एम 0 कहेगा उसी को वह छो$गा । 
यहू सरकार जिस बात की दुहाई दिया करती थी कि न्याय हर एक को मिलेगा, इस तरहसे क्‍या 
हर एक को न्माय मिलेगा! नहीं मिलेगा। 26 जून के बाद देश में एक नयीं परिस्थिति 
पैदा हो गयी । नयी परिस्थिति पैदा की आपने जरूर लेकिन उसी के अन्दर आपने उस चीज 
को भी अपने वश में कर लिया जिससे कि हमें न्याय मिलता था । एंटीसिपेटरी बेल को आपने 
किसी तरह से निकाल लिया । जो लोग देश भावना से प्रेरित होकर हाईकोर्ट से जाकर बेल 
ले सकते थे उसको भी आपने छीन लिया। डी0 आई 0 आर0 के नाम पर जो लोग पकड 
गए और जब वे हाई कोर्ट आदि में जाकर एत्टीसिपेटरी बेल लेने लगे तब आपके कान ख ३ 
हो गए ओर आपने सोचा कि जिस भस्मासुर को हमने बनाया था वही भस्मासुर हमारे ही कन्ये 
पर हाथ रखने लगा । फिर आपकी समझ में बात आयी ओर यह होने लगा कि किसी तरह से 
इस कागज को बदलो । इसी बदलो बदलो की धुन में 18-20 आडिनेन्स निकल गए । आडिनेन्स 
_ पास करने के लिये भी विधान सभा में एक प्रक्रिया हैं कि किस तरह से उसे पेश होना चाहिए । 
लेकिन सरकारन अन्धाधुन्ध तौर से 26 जून के बाद जो भी मन में आया आंख मूंद कर कर लिया 
और उसी की तहत यह चीज भी आयी हें। जैसा कि नेगी जी ने कहा है आर0 सी 0 सी 0 
के अन्दर आपने अधिकार ले लिया और स्पेशल मॅजिस्ट्रेट बना रहे हैँ। जो जो जुडिशियल आफिसर 
रिटायर हो गए, जिनकी गर्दन हिलती हैँ या जो तहसीलदार रिटायर हो गए, उनको भी आप 
स्पेशल मॅजिस्ट्रेट बना रहे हूँ । 

हमारे बहुगुणा जी जब उधर बठते थे तो उन्होंने कहा था कि नौजवानों को डी 0 एम 0 
होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह नें जब कहा था कि आपने लड़कों को डी0 एम 0, एस 0 पी 0 
बना दिया हे जिनको प्रशासन का कुछ भी अनुभव नहीं हूँ तो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व तानाशाह 
बहुगुणा ने कहा था कि डी0 एम0 तो हम लड़को को भी बना सकते है । भगवान की कृपा से 
वे प्रदेश से चल गए ओर श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी का भी सरदर्द चला गया, यह सही है । 
उन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को आगे बढ़ायेगे। में कांग्रेसी एम0 एल 0 एज0 से पूछना 
चाहता हूं कि कहां गयी वे बातें? आज न्यायपालिका में गर्दन हिलने वाले 55 साल के 
बाद रिटायर होने वाले लोगों को आप स्पेशल मैजिस्ट्रेट बना रहे हैं, वे क्या कर सकते हैं? 
हमारे नौजवान जो लखनऊ _विशवविद्यालय, वाराणसी विश्वविद्यालय और कानपुरं 
विश्वविद्यालय से हर साल 400-500 की संख्या में ला ग्रेजुएट के रूप में निकलते हैं वे एल 0 
आई0 सी0 व अन्य आफिसों भे नौकरी ढूंढ़ते फिरते हैं कि कहीं 400-500 रुपए माहवार की 
नौकरी मिल जाय, उनको आप क्यों नहीं लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा करवा कर रखते 
हैँ? अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप इस स्कीम को लागू करने की बात सोचते 
लेकिन आप अपना मतलब फिट करने के लिये अपने मन के आदमियों को इन स्थानों पर बेठा 
रहे हुँ । आप हमारी बात तो मानते ही नहीं। आपको चाहिये कि आप अपने तरीके 
से भी सही रूप॑ में लोगों को यहां लावे । 


| एटिसिपेटरी बेल की जहां तक बात हे उसे आपने खत्म कर दिया। इस 
सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना हे कि आपने किस परिस्थिति में उसे खत्म किया। उसकी 
कया आवश्यकता थी, रुक जाते, असेम्बली हो जाती, पालियामेंन्ट हो जाती और लोगों को कछं 
सोचने का मौका मिल जाता । लेकिन नहीं, आपने सोचा कि इसकी तहत कुछ लोग छूट जायेंगे ।. 
छूट भी जाते तो आपका कया जाता ? फिर जिनको आज आपने अपने जेलों मे बन्द कर रखा है, 
कया आप समझते हैं कि वे हमेशा आपकी जेलों में बन्द ही रहेंगे। वह कभी बाहर नहीं निकलगे 
और बाहर निकल जायेंगे तो आप सोचते हें कि गड़बड़ी हो जायगी , सरकार की मंशा है किं 
वह बाहर न निकलें , अगर निकलेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। मैं कहता हुं कि जब हिम्मत 
नहीं है किं गड़बड़ी को रोक पायें तो हटिए। लेकिन आप नहीं हटगे। आप कानून का सहारा 
लेकर कि कंसे हूर चीज चंगळ में आ जाय, यहु चाहते हें। जडीशियरी जिस पर हमें गर्व था, 
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हिन्दस्तान की जुडीशियरी: जिस पर हमें नाज था, जो अलम;काम,कर रही: थी और. इस्रीलिए- 

आपने देखा कि प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के; खिळाफ़ निर्णय दिया, श्री सिन्हा ते-दरियाः FF 

वह क्रया है? वह खिलवाड़ नहीं हे । वह यह ह क्रि हसारी-न्याय पालिका सक्षम थी न्याय है 

पालिका अलग थी, किसी के अंकुश में नहीं थी इसलिए प्रधान मन्त्री क्रे खिलाफ फसला: दिया: 

एक आदर्श कायम किया हिन्दुस्तान में, दुनियां में । हक अल व क 

श्री अध्यक्ष | हण ROR Me FF क, ् की रॅ ४ 
इसी बिल पर आप आपे. | EY nT. 

श्री त्रिवेणी सहाय-- | तर | 

श्रीमन्‌, बात यह हे कि इन्दिरा गांधी का नाम आ गया ।  जहान्जहां आएगा, ~ 

इसी तरह बाईनपास करने की कोशिश की जाएगी | वा | 
तो श्रीमन्‌, यह हे न्याय पालिका के जज की हिम्मत । लेकिन आप चाहते हं. 

कि हर तरह का शिकंजा लगा दिया जाय। टाइट कर दिया जाय । श्रीमन्‌, आज हो यही रहा 

हैं। मुझे तो ऐसा मालूम हुआ है कि लोग हाई कोर्ट मी पहुंचने लगे हूँ। . हाई कोटे जमानत 

कर दिया. करता हे अब हाई कोर्ट मे यह लोग पहुंचने लो हें। "कोई न छठे, क्यों न. छूटे? 

शरीफ आदमी हैं तो क्यों न छेटें ? जेल में लोग बन्द हुए हं। _ कितने केसेज आपके सामने हैं । 

लोग बन्द हुए, हैबियस कार्पस मूव कर दिया था, हाई कोटं ने छोड दिया। गल्ती नही 

छो5$ दिया। लेकिन अब क्या हो रहा हे, इस मोक को हाथ से निकलना पड़ा, यह 

जा रहा है। हमें आपत्ति होती है जब लोग बेगनाह बन्द कर दिए जाते हैं। ऐसे एफ 0 आई 0 








आर 0 लांज होते हैं जिनका जवाब नंहीं। ऐसा निर्णय होता है। के ः : 
| बहुगुणा जी ने मूख्य सचिव से कह दिया, थानेदारों को कह दिया गया मनमाने ढंग 
से एफ0 आई0 आर0 लिखे गए। आप देख ले डी 0 आई 0 आर0 में जो गिरफ्तारियां र हुयी र 





है, मं चैलेंज करता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी एफ0 आई0 आर 0 ऐसी नहीं है, 
जो स्वाभाविक हौ। उनको साइक्लौस्टाईल कराया गया ह। न्याय पालिका को पूर रूपं 
से चंगुल में करने के छि यह काये वांही की गयी। क्यों की गयी ? झूठे मकदमें कायेमं किए 
गए हँ और लोगों को जेल में बन्द किया गया है ? ब्रिटिश जमाने मे झूठा मकदमा चलता थां 
तो धज्जियां उड़ जाती थीं। अब आपकी धज्जियां उड़ जायेंगी । कलंक का टीका होगा 1 
शह जो झूठ मुकदमें चलाये गय हैं इनकी कोई गवाही देगा । मेरा इतना कहना ह कि चज के 
बारे मे कि हाई कोर्ट से कोई चेंज होता तो दिवकत ने होती, मैजिस्ट्रेटो को फर्स्ट क्लांस कें 
अधिकार दे दे हमं आपत्ति नहीं है, नियुक्त कर दें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर हर काम 
इसलिए करे कि हमारी जो कुर्सी हुँ और जो हिलने वाली थीं, बरकरार रहे तो यह बहुत हीं 
खराब भूमिका है । - इसलिए मेरा कहना है. कि मैं श्री नेगी साहब के प्रस्ताव का पूरा-पूरा 
समर्थन करता हं और मैं चाहता हूं कि यह बिल फिर से प्रवर समिति की भेज दिया जाय । 















श्री हकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर )-- 

` अध्यक्ष महोदय, वर्तमान संशोधन विधेयक जो सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके ; 
समर्थन मे में खड़ा हुआ हूं । माननीय सदस्य विरोध पक्ष ने जो भाषण दिया उससे कुछ ऐसा क 
प्रतीत होने लगा कि जसे उत्तर प्रदेश पुलिस डच्डाों लेकर आदमियों को गिरफ्तार करने जा रही है 
और केवल एक ही उपाय बचा हे और वह हैं न्यायालय, परन्तु ऐसा नहीं है. । मान्यवर, जो व्यवस्था 
केन्द्र हारा मूल विधेयक पारित करते समय बनाई गई लोक अभियोजक (ए0पी0पी0) को 
पुलिस के नियन्त्रण से हटाकर जिलाधिकारी के नियन्त्रण में दे दिया गया था। इसलिए 
पुलिस कन्ट्रोल समाप्त हुआ। आप कल्पना करें कि ए0 पी0 पी0 जिसका वेतन 400-500 
रुपए होता है वह नियन्त्रण के बिना कितनी रुचि लेगा अपने पक्ष की। एक राज्य सरकार के 
पक्ष और एक अभियुक्‍त का पक्ष । अभियुक्त हजारों रुपया व्यय कर वकील करता हूँ जिसका 
मुंकाबलाह इतना कम वतन प ने वाले अभियोजक से । एक-दो साल से देखा होगा कि कितने वाद 


Fi 
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बरबाद हुए और कितने में पेरवी न करने के कारण सरकार के विरुद्ध केस गए 
आवश्यक सबत न आने से मल्जिम के खिलाफ आरोप होते हए वह छट जाते थे इसलिए डाकमेंट 
लेने में दिक्कत होती थी । उसी के कारण यह तरमीम लायी गयी । मै कहना चाहता हूं कि 
यह संशोधन लोकहित मे हे, इसलिए में इसका समर्थेन करता 


मान्यवर, दूसरी बात एन्टीसिपेटेरी बेल की हे । यह तो बास्तविकता हें कि कुछ उच्च 
न्यायालय 157अके कानून के पूर्व ही एन्टीसिपेटरी बेल दे रहे थे। . उसका एक कारण था कि 
'कसी-कमी किसी आम के कारण वारन्ट जारी हो जाते थे उससे बचने के लिए जो बेकसूर 
हें उनके हवालात में भेजन के बजाय जमानत पेर रखा जा सकता था। ला कमीशन ने भी 
विचार करके यह निश्चय किया कि एन्टीसिपेटरी बेल का प्रावीजन होना चोहिग। फिर 
पिछले दो साल मे क्या दिक्कत आयी हे वह समझ में नहीं आती । क्या प्रोसेस का एब्य: 
हुआ हू. जो उसमें संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी यदि किसी के खिलाफ बारन्ट जारी हो 
जाते हैं परन्तु प्राइमाफेसी केस नहीं होता है तो जमानत देने में क्या कठिनाई हुं? परन्तु न्या- 
यालय को मजबूर नहीं किया जा सकता कि एन्टीसिपेटरी बेल दी ही जाय । यदि सुनने के बाद 
न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बेल का केस नहीं बनता तो जमानत ने दी जाएं और 
बाद में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए यह संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं थी । 
मैं कहना चाहता हूं कि हर न्याय अधिकारी ने अपनी इच्छान्‌सार्‌ कुछ निजी तरीक बना रखे हं । 
कोई कहता हे कि एंक दिन या कोई कहता हें कि जब॑ तके दो दिन जेल में नहीं रहेंगे तब तक बेल 
पर विचार नहीं होगा। इसलिए न्याय मन्त्री यदि इस प्रकार का बिल लाते कि हर अधिकारी 
को मजबूरकिया जा सकता कि एक निरिचत समय में जमानते के आवेदन-पत्र पर विचार करना 
होगा, तो 'कहीं अच्छा होता । क्योंकि यह बातें हरुन्याय अधिकारी की अपनी अपनी मान्यताओं 
पर नहीं छोड़ी जा सकतीं। जो भले -किस्म-क्रे आदमी भी हें और उन पर आरोप-पत्र आ 
जाते हे तो उनको अपनी इज्जत बचानी मुश्किळ हो जाती हे । ऐसे ही समय के लिए एन्टीसिपेटरी 
बेल का प्रावीजन किया था । अगर इसका मिसयूज़ न हुआ तो इसके बारे में और संशोधन करान 
को आवश्यकता नहीं 


तीसरी बात यह कही गयी कि संशोधन इसलिए ला रहे है कि जेलों में मकदम 

सने जायेंगे। इसमें क्या परेशानी हे? "आज न्यायालयों में क्या दिक्कतें हे उनको हम सभी 
जानते हें । . अभियुक्त हिरासत में हैं और वह जब अदालत में लाया जाता हे तो नार लगाता है 
र पुलिस के सामने शान्ति व्यवस्था कायम रखने में कठिनाई उपस्थित हो जाती है। अगर 
न्याय व्यवस्था में हमारा विशवास हें तो इसमें क्या हानि हे कि जेल में जाकर शान्तिपण ढंग से 
सुनवाई होगी और जनता पर भी जो कुप्रभाव पड़ता है वह रुकेगा। इसके अतिरिक्त 
न्यायाधीश के विवेक पर हे कि जो व्यवस्था वह उपयुक्त समझे उसके अनसार कार्य करें। कई 
अभियक्त एसे हें जो चाहते ह कि में केवल ड्रामा ही करू और वह नहीं चाहता कि मकदमा करने 
के स्थानःकी बदली हो सके तो न्यायाधीश के ऊपर  डिस्क्रीशन होगा कि अमक स्थान पर सुनवाई 
करे। न्यायालय. के प्रांगण में करें या जहां सुविधा समझे । यह इसका अथ नहीं हं कि जेल मे 
ही सुनवाई को जाएगी। कहीं से 50 गवाह आने हे तो न्यायाधीश को सुविधा होगी कि वहां 
जाकर सुनवाई कर संके । इसप्रकार एंटीसीपेटरी बेल. को छोड़कर जितने संशोधन लाए गए हूं 
वह औपचारिक हूं और न्याय प्रणाली को-सूदढ़ बनाने वालःहें। में इनका समर्थन करता हूं। 


श्री पुरुषोत्तम कोशिक (जिला देवरिया) | 

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गोविन्द सिह नेगी ने अपना संशोधन प्रस्तत किया 
और त्रिवेणी सहाय जी ने इसका समर्थन किया हे तो म॑ समझंता हं कि न्याय की मंशा हुआ करती 
हैं कि वादकारी का हित सर्वोपरि हे। इसकी-पूति जिन नियमों-से हो वह नियम तो ठीक हैं । 

















हसके लिए जो संश धन रखा हं वह महत्वपूण हे कि दत्ड प्रक्रिया संहिता, उत्तर प्रदेश संशोधन 
विधेयक, 1976 को दोनों सदनों को एक संयुक्‍त प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो अपनी 
रिपोर्ट एक माह के भीतर सदन को दें तथा जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो । 
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एक सदस्य--० 

यह संशोधन नहीं प्रस्ताव हैं। 

“श्री पुरुषोत्तम कौशिक-- 

| जी हां, उसी पर कह रहा हुं ओर इसका म॑ समथन कर रहा हं एक मूलभूत 
बात कहता हूं कि उन्हीं पुराने घिसे-पिटे लोगों को जो अवकाश प्राप्त कर चुके हं प्रथम श्रेणी 


का मजिस्ट्रेट बनाकर जो रके हू केस हैं जिसकी संख्या 5 लाख बताई गयी हे करवाना हे तो इसके 
लिए नयी पीढ़ी को अवसर दिया जाना चाहिए। 


(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिह कुशवाहा 
पीठासीन हुए ।) 


यदि समय नहीं दिया गया तो एक जटिल समस्या बढ़ती जा रही हे । देश के मेझांवी लोग देश 
-से बाहर जा रहे हें। आप किसी भी वर्गे में देख लें, 60 हजार प्रशिक्षित अध्यापक, 
टेकनीशियन्स विधि वेत्ता बेकार हें । जेसा कि उन्होंने कहा कि पब्लिक सविस कमीशन के 
माध्यम से उउकी नियुक्ति होनी चाहिये, यह उचित बात हे । दूसरी बात भी उनकी तकपूण 
ह क्योंकि वें स्वयं भी कानून के जानने वाले हैं और उसकी तहत में जाकर उसकी मूल बात 
को उन्होंने देखा हे। आज पुलिस किस प्रकार का नंगा नाच कर रही है और उसको इस नंगा 
नाच करने की इससे पूरी छूट हो जाएगी। 


जिन विधि वेत्ताओं ने एन्टीसिपेटरी बेल की व्यवस्था की उनकी नियत बिल्कुल 
साफ थी, वे दूरदर्शी थे और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने उसकी व्यवस्था की थी। आज 
हम क्षूद्र स्वार्थो के कारण जो इन पर कुठाराघात करने जा रहे हैं उसका आने वाला इतिहास 
कभी भी क्षमा नहीं करेगा । ऐसा विद्रोह पनपेगा ओर अन्सतोष पेदा होगा जिसकी हम कल्पना 
भी नहीं कर रहे हं। आज हम इसको दुनिया के सामने उसको रखने जा रहे हैं। पुलिस 
के बारें मे एक शब्द आया हं, आरक्षी । आरक्षी शब्द के अथ हूँ कि दन्ड लेकर रक्षा करने वाला । 
सभी विभागों में उसका नियन्त्रण होता है और दन्ड दे । के लिए:ही उसके हाथ में दन्ड है। इस 
दिशा में अगर जो सबसे बड़ी उपलब्धि हो रही थी वह थी पुंलिस विभाग में कि वहां कुछ सुधार 
हो रहा था। आठ वषं पूर्व कलकत्ता विद्वविद्यालय में एक अनसन्धान किया गया था, 
वैज्ञानिक ढंग से वह सर्वेक्षण हुआ था और तथ्यों की छानबीन करके रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 
उनका यह कहना था कि भ्रष्टाचार जा अत्याचार ओर अनाचार सबसे अधिक पुलिस 
विभाग में था परन्तु ईश्वर कां धन्यवाद | वे सभी बुराइयां अब अन्याय विभागों में चली गई 
हें और अब पुलिस विभाग का नम्बर 37वां है। पिछले पांच या छा वर्षों में पुलिस विभाग 
ने अपनी उस कीति को पुनः नष्ट कर दिया है और अब वह फिर से भ्रष्टाचार, अनाचार और 


अत्याचार से ग्रस्त हो गया है। -आज फिर वहां पर वे सभी चीज शरू हो गई हैं और यदि . 


में अपने ट्रेजरी बेन्चों के बेठने वाले मित्रों से कहूं कि आरक्षी का वास्तविक अर्थ क्‍या हं में 
उसको इन छाब्दों में प्रकट करता हूं :-- | 


“चिट्िया घर का अजनवी जन्तु, जलचर हे या पश्‌ पक्षी हे, 
तक्षक का घोर विशेला है, निर्दय नशंस नर भक्षी हे, 

दुधेषे दुराचारी दानव जो, दुराराध्य दुलेक्षी टे 

अपशब्दों का भन्डार विपुल 

उत्तर प्रदेश आरक्षी हे । 


हि ये हैं उत्तर प्रदेश के आरक्षी और दन्ड प्रक्रिया मे आप संशोधन करके उसको 

ओर अधिकार दिए जा रहे हैं। उनकी एन्टीसेपेटरी बेल का उद्देश्य है कि वह पुलिस अपने 
नारकीय कारनामों से बाज आए। लोगों की भावनाओं से प्रेरित होकर उसके हित में कुछ करे 
परन्तु इसके विपरीत पुलिस सत्य को छपान की कोशिश करती हें। इस आपत्तिकाल में जो 
अधिकार आपको मिला हे और जिसके लिए बराबर आरवासन दिया गया हे कि यह जन 


दण्ड प्रक्रिया संहिता ( उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेग्रक, 1976 "6658 . 


हितकारी कार्यों में प्रयोग किया जाएगा और राजनैतिक कारणों से इसका दुरुपयोग नहीं होगा । 
: साफ प्रकट हो रहा हे कि आप आपात्‌का लीन अधिकारों का दुरूपयोग कर रहे हैं। में इस दिशा में 
भारत की प्राचीन सभ्यता का एंक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं सारे संसार म जो 
बनजीर हे। उस घटना का वर्णन आदिकवि बाल्मीकि ने रामायण म किया हे । 
हनुमान को रावण के सम्मुख प्रस्तुत किया गयः तो उन पर अनेक चाजज लगे हुए थे। वह 
बिना पास पोटं के लंका में प्रवेश कर गए थे। बन्दी सीता से बिना अनमति के बात की। 
इसके अलावा लूटपाट की, आग लगाई। रावण के दरबार में जब हनमान को उपस्थित किया 
जाता हे तो रावण उनसे कहता हे कि ए दूत तुम पर ये-ये चाजंज हैं, तुम अपनी सफाई स्वर 
प्रस्तुत कर सकते हो । यह रावण राज्य का उदाहरण हे जहां बन्दी को इतनी सुविधा ह जिस पर 
302, 395 396, मीसा का उल्लंघन; सरकारी बंदी से बिना अनुमति के मिल लेना, लट 
पाट करना आदि-अःदि न जाने कितनी धाराथें लगी हुई थी, लेकिन इतना मौका दिया गया। 
सारी बतों को सनने के बाद जब रावण उनसे सन्तुष्ट नहीं होता हे तो रावण ने कहा तुम्हें 
मृत्यु दन्ड दिया जाता है लेकिन उस कैबिनेट के एक वरिष्ठ मन्त्री विभीषण ने खड़े हो कर कहा कि 
यह ier गलत हैं, दूत को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। राजा निरंकुश कायं नहीं कर 
सकता है । 
एक व्यवस्था हे, न्याय प्रणाली है और आप बललाइए किस न्यायप्रणालो के अन्तर्गत 
हनुमान को मौत की सजा दी जा रही है। आज तो आपको पकड़ लिया जायगा और यह भी नहीं 
बतलाया जायगा कि किस अपराध में पकड़े गए हो? “गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से 
नहीं वाकिफ। सजा भी जानता हूं मैं, खुदा जाने खता कया हैं।” रावण ने विभीषण 
की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा कि यह पापी है, आततायी है, इसने आग लगाई है, लूटपाट 
की है, बिना पास पोर्ट के घुस आया है लिहाजा इसे मृत्य दन्ड दिया गया है। विभीषण ने कहा कि 
नियम के अन्तर्गत ऐसा दन्ड इसे नहीं दिया जा सकता । उसने कहा कि आप कोई उदाहरण 
इस देश का अथवा किसी देश का दें जब किसी दूत का वध किया गया हो। नियम के अनुसार 
दूत का वध नहीं हो सकता । लेकिन आज क्याहो रहा हैं? यह बड़ी घातक चीज होने जा 
रही हे कि एन्टीसिपेटरी बेल का जो प्रावीजन था उसको भी आप समाप्त करने जा रहे ह केवल 
अपने क्षुद्र, स्वार्थो की पूर्ति के लिए, राजनीतिक विद्वेष की पूर्ति के लिए जिन्हें पुलिस अपने 
अत्याचार और अनाचार से दबाना चाहती हे । आज नंगा ओर उच्छं खल नाच कर रहे ह। 
“किनारे पर खडे हो तमाशा देखने वालों कभी ऐसा भी होता हे कि किनारे डब जाते हैं।” 
मै यह समझता हुं कि यह जो विषलव की लहर चल रही है यह आपको भी अछती नहीं छो उगी । 
यह कभी आप पर भी आ सकती है। जो हमारे पुराने इतिहासों में बातें कही गई हैं, उनको 
भी स्वीकार करना चाहिए यदि कोई अच्छी बातें हे तो उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। 


म॒ श्री गोविन्द सिह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया हे विशेषकर एन्टीसिपेटरी बल 
के बारे में जिसका कुछ उधर के लोगों ने भी समर्थन किया हें. समर्थन करता हूं। आप जो 
करना चाहते हें वह न्याय & केईहित4में नहीं होगा और न ही प्रदेश के हित में होगा। ? पुलिस 
की उच्छं खलता में इसमे वृद्धि होगी।' आज किस प्रकार|से बनावटी और मनगढ़न्त मुकदम 
दज किए जाते हें। मान्यवर, में किसी व्यक्ति की क्या्किकहं, में स्वयं भुक्तभोगी हं । [मिं यहां पर 
अपनी व्यक्तिगत बात नहीं[रखना.चाहता हूं क्योंकि,अच्छी|बात नहीं होती हे {जो ओछी बात 'होती 
हे । लेकिन मान्यवर, निरीह और निर्दोष व्यक्तियों को पकड कर अत्याचार हो रहा है। मान्यवर, 
सुन्दर राम राज्य की बात राष्ट्रपिता करते थे वह में आपके माध्यम से कहना चाहता हुं कि 
अब में जब प्रात: काल उठता हूं तो (राम राज्य को दूर रहा भगवानसे यही कहता हूं कि इस 
देश में रावण राज्य हो जाय तो अच्छा हे । क्योंकि मान्यवर, इस वीभत्स राज्य से तो रावण 
राज्य कई गुना अच्छा था। इसलिए मैं कहता हुं कि रावण राज्य हो जाय। 


श्री उपाध्यक्ष-- 
यह आप दन्ड प्रक्रिया संहिता पर बोल रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं ? 


मान्यवर, यह में दन्ड प्रक्रिया संहिता में एन्टीसिपेटरी बेल के बारे में बोल रहा हूँ । 
इसका भयंकर आघात लोगों पर होगा । ` मान्यवर. श्री मोरारजी देसाई ने इसके बारे में कहो 
था कि इसकी मंशा यह हे कि अपने राजनीतिक विरीतियों के विरुद्ध इसका प्रयोग किया 
जाएगा । लेकिन उस वक्‍त आइवासन दिया गया था कि ऐसा नहीं किया जाएगा । लेकिन 
आज श्रीमन्‌, वही किया जा रहा हैं। हम फिर एक बार आपके माध्यम से यह बतलाना चाहते 
हैं कि यह कम से कम एन्टीसिपेटरी बेल पर जो अंकूश लगा रहे हें यह उचित नहीं हैं। इन 
शब्दों के साथ यह जो दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों 


सदनों की एक प्रवर समिति को सपने का प्रस्ताव श्री गोविन्द सिंह जी ने प्रस्तुत किया हैं, 
में उसका समर्थन करता हूं । 


श्री दीपनारायण पाण्डेय (जिला गोंडा )-- 


’ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ।न्ड प्रक्रिया संहिता { उत्तर प्रदेश संशोधन ) 
विधेयक, 1976 जो रखा गया हें उसके विषय में में कुछ कहना चाहता हुं। मान्येवर,-दो 
तोन बाते उधर से भाइयों ने कहीं। लेकिन वह इससे सम्बन्धित नहीं थी । जहां लक 
इस बिल की मंशा का प्रश्‍न हे उसके बार में जो उधर से कहा गया उसी के बार. में-मं कुछ कहना 
चाहता हूं। यह एन्टीसिपेटरी-बल जो खत्म को. जा रही ह बह उचित हें। मने. देखा-ह 
एकःएन्टीसिपेटरी बेल का फायदा उन लोगों ने -उठाया जो ब्लक मारक टियर्से थे। जिनक पास 
मान्यवर, पंसा था वही इसे करवा लेते थे । में आपको एक केस के बारे में बतलाता. हुंःकि 
एक-सेठ बहराइच के थे उसके बारे में बताता हुं । वह बहुत ब आदमी था, लखपति करोडपति 
था) मकदमा बिल्कुल साबित भी था, छेकिन उसने तड़ से एव्टीसिषेटरी.बेल करवा ली 
औरछ्ट गया । तो मझे माक्स की एक-बात याद आती हें-किसी भी फंजीकदी देश मं कानून 
की अत्मा धन-हुआ करती हुँ ? ये सम्पत्ति. वाले लोग-जो कातून को बताते बिमा 

हैं; उनको इसकी छट नहीं होनी चाहिये: कि वे अपने धन के बळ पर कातून का सखोल उ ड़ायं.। 
इसलिए -इस सरकार की ओर से जोएम्टीसिपेटरी वेल खत्म किया सया, उसकी मंशा यही हे.। 
अब :-ब) लोग जो ब्लेक मारके टग करते हे, मनाफाखोरी करते हैं ओर अपनी तिजोरियों में 
लाखोंनकरो- 1 रुपया रखकर, उसे पसे के' बल पर जेल जान से बच जाते- हूं, ..तो.यह 
उनके लिए ब .1 अच्छा किया गया हु + इस बारे में विरोध पक्ष . के- लोग -भी . ज्यादा 
गलतफहमी न रखें, क्योंकि उनका ज्यादा नकसान नहीं हे।. वे थी चाहते होंगे कि जो-बड़े- 
बे$ लेक माक टियसे हे जल जायं, उनको क्षमा नहीं किया जा सकता । . 


इसके अलावा इस बिल में जो डीनों बो ट्रायल ( D6n0४0 ४714] ) को खत्म 
किया.गया हू,.यह भी अच्छी बात है ? हमने देखा है गवाही चल रही हे, उस ब्रीच एक जज 
का यदि ' बांदला हो गया तो वह उसका ट्रायल फिर से शरू किया जाता था। इससे उसमे 
बंड. कन्ट्डिक्शन्स आ जाते थे और दोतीन साल फिर से गवाही शरूकरन में लगजातेथ, 
जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और सरकार का बड़ा पेसा जाया 
हुआ करता था।. इसलिए यह खत्म करना भी बहुत अच्छा हुआ है । इससे जनता का कल्याण 
होगा ओर सरकार के धन का अपव्यय रूकेगा ओर इसके अलावा जो गवाही आज दे दता हैं, 
तीन साल बाद फिर पेश होता था, उससे अनेक कन्ट्राडिक्शन्स आ जाते थे और वह मुकदमा 
छट क जाता था, उसका चलना न चलना बेकार था, यह चीज भी, परेशानी भी खत्म हो 
यग. । 














` इस बिल के बारे में तीसरी चोज यह कहना चाहंग्रा कि-केवल न्याय होना ही 
नहीं चाहिय, दिवावे में भी होना चाहिए । . यह न्याय का-प्रमुख सिद्धान्त है ।. म सरकार 
से अपील करूंगा कि यदि न्यायपालिका की गरिमा ऊंची नहीं हई, यदि न्यायपालिका पर न्याय 
पाने वालों का सन्देह रहा, तो यह शासन के लिए भी लज्जास्पद चीज है और सदन के लिए 
भी । मान्यवर, मेर मर्न में भी एक सन्देह हे, वह यह कि-आपने कुछ मेजिस्टेटो को नियक्तियां 
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कीं । ठीक है, मकदमें बहुत इक्टठा थे, नियक्तियां होनी चाहिए। जिससे म॒कदमों/ का: फैसला 
जल्दी. से जल्दी हो सक, त्याय जल्दी से:जल्दी जनता को सलभ हो (सके । लेकिन मान्यवर: 
मेने देखा कि न्यायपालिका अब उतनी पाक और साफ नहीं रह गई है, जितनी आज से 20 
साल पहले थी । तो में यह कहना चहता ह कि कल उसके खिलाफ कम्पलन्ट हों कि पैसा 
लेकर यह मक़दमों का फेसला कर रहे हैं । क्योंकि मान्यवर यह प्रथा अब बहत बढ़ चकी है, तो 
मन्याय मन्त्री जी से अपील करूंगा कि जिधर समाज ज जा रहा हे, न्यायप [लिका.म लोगों का 
विश्वास नहीं रह गया, इस तरह से हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हम जिन्दा नहीं रह. सकेंगे । न्याय 
पालिका ही गरीब और अमीर को एक दृष्टि से देखती है । न्यायपालिका की गरिमा गिरी तो 
कोई भी नागरिक इस देश में ज्यादा दिन नहीं रह सकता है । में मन्त्री जी से पछना चाहतः 
हूँ कि यदि उनके पास ऐसी शिकायतें आती हे कि पैसा लेकर फैसले हो रहे हैं, तो आप क्या. 
करगे, हम देखते हैँ, इसमें उनको कोई डर नहीं रह जाएगा कि हमारी चरित्र-पंजिका झे 
विपरीत उल्लेख कर दिया जायगा, क्योंकि वें रिटायर हे । वें सोचते हे कि ज्यादा से ज्यादा 
निकाल देगें । यों भी किसी जज के खिलाफ कोई कम्पलेन्ट होती है तो उसमें सालों ऐसे ही 
निकल जाते हें। तो सरकार को सीचना चाहिए कि इसको कैसे रोकें। क्योंकि यह चीजें जो 
अज आप लाए हूं, कर रहे हैं, सरकार का जो मनसूबा हे ठीक हे, सरकार की नीयत ठीक हे 
कि मंकदमों का फसला हो और जल्दी से लोगों को न्याय मिळ जाय । लेकिन अगर आपके पास 
पूर सूब से कम्प्लेंट आनो शुरू होंगी तो उस समय क्या होगा क्योकि यह चीजें आव्रगीं। मान्यवर 
बहुत तजी से आवेगी क्योंकि मैं देख रहा हुं, रोजाना यह चीजें देख रहा आज जो सी आर 0 
पी 0 सी0 में अमेंडमेंट लाया गया ह, जो यह विधेयक रखा गया हे उसकी नियत बिलकुल साफ 
हू । हमारे कुछ विरोधी पक्ष के कुछ भाइयों नें कुछ बाते कहीं में उसका समर्थन नहीं करता हूं 
क्योंकि उसका ताल्लूक कुछ पॉलिटिकल मोटीबेशन से हे । तो फोलिटिकल मोटीवेशन से 
न्यायपालिका को हटा दें जो सही चीजें हैं उस पर न्यायकरदें। मेरे मन में जो शंक 
थी, उसे हमने बता दिया बाकी जो अमेंडमेंट हैं उससे में सहमत हुं। जो आपने एंटीसिपेटरी 
बेल समाप्त किया'यह और भी अच्छी बात है । इन शब्दों के साथ जो हमारी सरकार की 








_ ओर से, न्याय विभाग की-ओर से न्याय मंत्री जी ने यह रखा हुँ, में उसका समथन करता हूँ 





और आशा करता हूं कि न्याय की गरिमा 
गौरः करेंगे । 


श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर) | 
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशो त्न विधेयक प्रस्तुत किया गया हे में उसका समर्थन 
करने क लिये खड़ा हुआ हुं । . एक बांत नेगी जी ने उठायी कि ला कमीशन की रिपोर्ट के. 
ऊपर सी आर0पी0 सी0में अमेंडमेंट किया गया, यह बात सही हे लेकिन में उनका ध्यान 
एक बात की ओर आकषित करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के हालात में मैं ऐसा समझता हूं 
कि जो हम लोगों के दिमाग में कन्सेप्शन बना हुआ हैं जडिशियरी और इग्जीक्यटिंव के सेपरेशन 
का व्रह.. एक तरह से फेर. योर रहा हे । में एक व्यवहारिकता की ओर आपका ध्यान 
दिलाता चाहता हूं । शुरू में जब अंग्रेजों ने आई0 पी0 सी0 और सी आर0पी0सी9 
बनाया, उसके अन्दर प्रतिद्वन्दिता की भावना थी । पुलिस का अधिकारी प्रिजुडिश होकर जो: 
अपना वक्ष है, उस भावना को लेकर वह कंस को. बनाता हे। जो आज को स्थिति 
उसमे इस प्रकार क कसप्छन के लागू करन से समाज में कितनी तरह की ग इब डिंयां पैदा हो रही 
हैं;: आज उत्तर प्रदेश में अपराध क आंकड़ों. को उठो कर देखिये एक तरफ हम कहते हे कि: 
एपी 0 पीज:0 कोप लिस के नियंत्रण से अलग कर दिया जाय. लेकिन व्यवहार में अगर.आपः 
छूट दे दे तो जेसे. एक वकील, मक्रदमे को करता हं, मुकदमा छूट जाय या सजा हो जाय 
तो उससे कोई मतलब नहीं रहता हे, तो उसी प्रकार से में समझता हुं कि जो सामान्य प्रशासन: 


को बढ़ाते के लिये जो मने चीजें कही हं, उस पर वहः 














“वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया । 
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[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव | | 

है उसके अन्दर ग इर्बा इयां पैदा होती हे । यह हम लोगों के दैनिक अनुभव का है । अगर 
छोटी अदालतों में जहां पर ए0 पी 0 पीज 0 काम करते हैं अगर उनको स्वतंत्र कर दिया जाय तो 
न्याय की व्यवस्था में आपको दिक्कत प$गी । लेकिन जहां ब; मुकदमे होते हैं, जहां पर 
टान्सपोरटेशन, मौत की सजा प्रेस्क्राइब्ड है वहां पर डी0 जी0 सी0 या ए0 डी0 जी 0 सी 0 हैं, 
वहां पर अगर ए0 पी 0 पीज 0 को रखेंगे तो मान्यवर, उसमें दिक्कत पड़गी । तो आप पहले 


अपने दिमाग को साफ कर लोजिये कि पुलिस के नियंत्रण में पब्लिक प्रासीक्यूट्स रखें जायं या . 


न रखे जाय॑ । 

में माननीय मंत्री जीसे चाहुंगा कि सरकार शासन एक निश्चित दृष्टिकोण बनाल, 
अगर सेशन्स की अदालत में पलिब्क प्रासीक्यूटर्स काम कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं हैं कि 
बह प्रक्रिया न अपनायी जाये । में चाहंगा कि माननीय न्याय मंत्री जी यहां पर बेठे हें वह जो 
शासन का दष्टिकोण हो उससे अवगत कराने की कृपा करेगे। मान्यवर, मजिस्ट्रेटों को फर्स्ट 
क्लास की पावर देने की बात कही जा रही हैं। इस प्रथा को अंग्रेजों ने चालू किया था। 
उनका उदृंश्य था कि ब$-बड़े लोगों को रूतबा दिया जाये। यह अदाछतें 6-6 बजे शाम 
से चालू होती थीं और उनको सुनवायी होती थी। जब यह प्रथा चालू की गयी थी तो हमने 
यह सोचा था कि यह सफल नहीं होगी। जो न्यायालय की कुर्सी पर बेठे उसको पूरा समय 
देना चाहिये । माननीय गोखले साहेब जो इस समय हमारे कानून मंत्री हैं वह हाई कोर्ट के 
जज थे और कहा करते थे कि उनकी तनख्वाह बढ़ायी जानी चाहिये जिससे कि जजों की इन्ट- 
ग्रिटी पर कोई संदह न किया जा सके । आज वह कनून मंत्री की हेसियत से विराजमान है ६ | 
यहां भी प्रभूनारायण सिह जी जो पुराने वकील हुँ बहू यहां पर बैठे हैं मझे नहीं मालूम | 
इन मजिस्टेटो को कितना भत्ता दिया जायेगा । | 

मान्यवर, मुझे भी थोड़े दिन वकील रहने का अवसर मिला हे तो मैंने देखा कि जो 
आनरेरी मजिस्ट्रेट थे वह कहा करते थे कि मुझे इतना भी पैसा नहीं मिलता है किम 
मोटर से न्यायालय तक आ सक्‌ । अगर उनकी यह धारणा रहेगी कि कम पैसा मिल रहा है 
तो मान्यवर क्या होगा ? जैसा माननीय दीपनारायण पांडेय जी ने कहा कि उसका परिणाम 
हो सकता है, मेरे कहने का मतलब यह नहीं हे कि सभी मजिस्ट्रेट बे ईमान है, मेरा तो कहना 


यह है कि इस बात की संभावना हो सकती हैं। आप को याद होगा कि आजादी आने के. 


बाद रेवन्य के मुकदमे बहुत बढ़ गये थे । आज तमाम ला ग्रेजुएट्स जूनियर वकील हूँ, उनकी 
बड़ी द्देशा हे । अगर इन छोगों में से नियुक्त किया जाये तो कोई वजह नहीं है कि वे 
लोग काम न चला मक सके । स्पेशल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति जो होगी वह केवल रिटायडें लोगों 
की ही होगी, जो प्रेक्टिसिंग लायर हैं वह नहीं लिए जायगे। एक ओर तो मान्यवर इन्दिरा 
जी का अभियान हे कि नवयूवकों को अधिक से अधिक मौका दिया जाना चाहिये । 


मान्यवर, जो छोग 50 वर्ष क हो जाते हें हर 6 माह बाद उनकी आप स्क्रीनिंग करते हैं 
और अगर थोड़ी सी भी आप गड़बड़ी देखते हैं तो रिटायर कर देते हैं। यह बहुत अच्छा किया 
था पिछली सरकार ने कि वे किसी को एक्सटेन्शन नहीं देंगे। और मैं जानता हूं कि कुछ 
अधिकारियों को एक्सटेन्शान नहीं मिला यद्यपि 3-3 कॅबिनेट स्तर के मंत्री वैसा चाहते थे । 
तो मेरी प्राथना हैँ कि जो रिटायर होने वाले हैं, उनको रिटायर कीजिए ताकि देश के नवयुवक 
को मौका मिल सके । उन लोगों को जी रिटायर हो गये हैँ उनको जुडिशियल मेजिस्ट्रेट्र 
ने बनाइये और इस विरोधामास को दूर कीजिए क्योंकि न्यायपालिका के अन्दर विश्वास 


होना चाहिये । यह एक बुनियादी चीज हे और हमारी व्यवस्था की एक खूबी है अंग्रेजों 
ने हमे जो अच्छी-अच्छी चीजें दीं हैं, यह उनमें से एक हे। इस नजरिये से देखकर प्रदेश 
"की जनता मे इस प्रकार की धारणा है कि जो व्यक्ति रिटायर होकर 58 वर्ष की नौकरी पूरी कर - 


चुक है, जो काम करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें हमारी न्यायपालिका में लाने की चेष्टा 
ते करं । 


is 
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जहां तक एन्टीसिपेटरी बेल का सम्बन्ध हैं सैद्धान्तिक रूप में हम भले ही कुछ कह ले लेकिन 
उसका मिसयूज ही हुआ हूँ, उससे छोट स्तरका काम हुआ हे । जितने ब३-बड़े डकेत थे 
अपराध करते थे, जो पुलिस के चंगुल से बचना चाहते थे ज्यादातर इसका इस्तेमाल उन्होंने 
ही किया हु । श्रीमन्‌, में लखनऊ और अपने जनपद को जानता हं कि इसके द्वारा नागरिक 
अधिकारों का इतना बड़ा दुरुपयोग हुआ हैं कि जो लोग पुलिस के यहां जाकर मार खाने 
से डरते थे वे सीधे अदालतों में जा कर एन्टीसिपेटरी बेल ले आये । तो आपने इसके लिये जो 
संशोधन पेश किया हे अवश्य ही उसका सेल्यटरी इफेक्ट पड़ेगा । अब जो जघन्य अपराध 
करने वाल हूँ, वे इसका प्रयोग नहीं कर. पायेंगे । 


इत शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना 
करता हूं कि जो कुछ शंकायें विरोध पक्ष के सदस्यों और हम लोगों ने व्यक्त की हैं, उन पर 
प्रकाश डालने की कृपा करंग 


श्री प्रमनारायण-- 
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो राय जाहिर 
की उससे मुझे ऐसा लगा कि इस बिल की मंशा से अधिकांश लोग सहमत हैं, एक आध बातों को 
छोड़ कर । यहां पर विरोध पक्ष क एक अतिवादी माननीय सदस्य ने इसके आधे हिस्से का तो 
समथन किया हे और आधे के ऊपर लम्बी तकरीर कर दी। - किसी यग में जेसा भी समाज 
रहा हो, उसमें जो भी कानूनी व्यवस्था रही हो उसका कोई न कोई तो आरक्षक रहा ही 
होगा। मौजूदा कानून की जिम्मेदारी सरकार की हैं और वह अपनी पलिस विभाग और 
सिविल विभाग, दोनों के माध्यम से, उस कार्य को कर रही हे । ऐसी स्थिति में जब किसी 
के कन्धों पर जिम्मंदारी हो अगर वह छोटे-मोटे काये करके उनको पूरा करने की चेष्टा 
करती हुं तो कोई बरी बात नहीं हे । विरोधी पक्ष के लोगों ने स्वयं कहा है कि ब्रिटिश शासन 
काल में जो पूलिस की स्थिति थी, आजादी के बाद उसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है और 
भ्रष्टाचार के मामल म अगर वह पहल नम्बर पर था तो अब उसका 37वाँ नम्बर 
गया है । या तो आप उनके बारे में इतना अनजाने कह गये या फिर चंकि समालोचना करनी 
हं इसलिये आपने समालोचना की । -जो लोग क्रिमिनल आफेन्सेज करेगे उनको दंड दिलाने 
की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकोर की हे और पुलिस उसमें माध्यम है। ऐसी स्थिति 
में पलिस को रोक देना कि वह कोई कार्ये न कर सके फिर तो अपराधों की ऐसी बाड़ आयेगी 
जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती हे । 


हमारे माननीय गोविन्द सिहं नेगी जी ने एक प्रश्‍न बिल्कुल सही उठाया। उन्होंने 
कहा कि ला कमीशन ने जो कार्य कर दिये हे उनको अनड़ करने की बात क्यों हो रही है। एक 
बात तो मे उनसे बहुत नग्नता से कहुंगा कि जहां तक ला कमीशन की रेकमेन्डेशन्स की बात 
है वह अपनी जगह पर हे लेकिन उसका एक व्यावहारिक पहल भी है । जब कोई बात सामने 
आती हे तो उसके लिये कानून आता हैं। उस कानून को अमल में लाने में क्‍या क्‍या 
दिक्कतें होती हैं, उस कानून क माध्यम से कौन लोग नाजायज फायदा उठाते हैं यह बात बाद 
में सामने आती हुँ । एसी स्थिति में एन्टीसिपेटरी बेल का जहां तक मामला है आज अगर 
आप आंकड़े तो एकोनामिक आफन्डसे ने ही सबसे ज्यादा फायदा इसका उठया है । 
_उनक पास पैसा हें उनको बड़े से बड़े वकील मिल सकते हे । उन्हें जेल न जाना पड़े इसके 
लिये वह पहले ही एन्टीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। इसी के साथ साथ 302 के जो 
ुल्जिम हैं, जिन्होंने कत्ल किया है, डाका डाला है, वह एन्टीसिपेटरी बेल लेते हैं। 
यदि हमारे माननीय सदस्यों की राय यह हो कि आज पुलिस को यह अधिकार नहो कि वह 
किसी बात की पूछताछ करें तब तो आप जो भी कहें वह ठीक हैं,लेकिन सरकार की यह निस्चित 
राय हें कि पुलिस को पूछताछ करने का हक है, पुलिस को मामले की जानकारी करने के लिये 
ओर आफेन्स को पॉजिटिव तरीके से मूव करने का उसको अविकार है) एन्टीसिपैटरी' बेल 
-से आज जो बड़े-बड़े आफेन्स करने वाले लोग थे, वह सभी बच जाते थे । 
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[श्री प्रभुनारायण | 

इसके अलावा आज के कांटेक्स्ट में जब एकोनामिक आफेन्डसँ पर, स्मगलसं पर ब्लॅक 
मार्केटियसं पर हम जबरदस्त हमला करना चाहते हैं हमें यह विचार करना पड़ा। सरकार का 
विचार है कि एन्टीसिपेटरी बेल का मिसयूज ज्यादा हुआ हे और लाभ कम लोंगों ने उठाया । 
जिनके साथ बिल्कुल इन्जस्टिस हो रही थी उन्होंने कम लाभ उठाया और जिन्होंने समाज 
के साथ इनजस्टिस की उन्होंने ज्यादा लाभ उठाया विशेषकर प्रिविलेज्ड क्लास ने । इसलिये 
सरकार ने एन्टीसिपेटरी बेल को निकालने का फेसला किया । 

मैं एक बात नेगी जी से स्प'ट कहना चाहता हूं कि सेक्शन 25, सी0आर0पी 0 सी 0 

की जो बात है कि पुलिस अविकारी को हम असिस्टेन्ट प्रासीक्यूटिग आफिसर बना देंगे, ऐसी 
बात नहीं हे । उसके अन्तर्गत वह आफिसर पुलिस अविकारी नहीं हो सकता हूँ। इस 
विधेयक को लाने का मंशा केवल यह ह कि हम उनको पुलिस विभाग के अन्तर्गत रखने जा रहे 
है, पुलिस के आदमियों को कतई बनाने का इरादा नहीं है, केवल पुलिस का, एस 0एस 0 पी 0 
का नियन्त्रण रहेगा, उनके निरीक्षण म ha वे काम करंगे। यह इसलिये किया जा रहा है 
ताकि क्रिमिनल्स को सजा दिलाने में पुलिस अपना काम ठीक तरह से कर सके। जो चीज 
पहले थी उसको हम वापस नहीं ले रहे हैं। इसको कंवल इफेक्टिव बनाया जा रहा 
है । जौनपुर के भाई ओम प्रकाश जी ने कहा कि डी0जी0 सी0, ए0डी0सी0, एडवोकेट 
जनरल आदि क॑ अन्डर में क्यों नहीं कर देते । वे सभी न्याय विभाग के अन्तर्गत आते हैं । 
श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर) -- 

इनको जिलाधीश के अन्तर्गत करने में क्या दिक्कत हें? 
श्री प्रभु नारायण-- > | 

“सारे मुकदमों की तफतीश पुलिस करती है । सारी शहादत व गवाहियां पुलिस 
ही इकट्ठा करती है, इसलिये इनको पुलिस के अन्डर में ही रखना ज्यादा उचित ह । जो 
जिसका काम है वह उसी के सुपुर्द किया जा रहा हैं। छा एण्ड आर्डर का संबंध पुल्सि से ही 
रहता हैं। वही इसको भी देखेंगे । 

एक बात और स्पेशल मैजिस्ट्रेट के बारे में कही गयी। माननीय, काशीनाथ जी 
तो एक ` निग कमेन्ट्री हैं । हि इसलिये उनकी बात कान में पड़ गयी । मुर्दा और पैरेलाइज्ड 
लोगों को रखने की बात कही गयी । यह भी कहा गया कि पहले मॅजिस्ट्रेटों को आने जाने 
का खर्चा तक नहीं मिलता था। अब ऐसी बात नहीं होगी। उत्तको इतना मिलेगा कि 
खर्चा यह निकाल कर भी कुछ बच रहेगा। जो कब्र से लाने वाली बात है, उसके लिये 
भी अब उमर की केद रख दी गयी है। माननीय काशीनाथ जी, में समझता हूं 
जरूर 75 वर्ष तक राजनीति में ठीक तरह से कार्य कर सकते हूँ। उसमें हमने 68 वर्ष की आयु 
रखी है । निवूक्तियाँआी सारी को सारी जुडिशियल विभाग के अन्तर्गत होंगी । हाई कोर्ट के 
अन्तगंत होगी । ऐसा कोई एंप्वाइन्टमेट भी नहीं हूँ जिस एप्वाइंटमेंट के मामले में जुडिशियरी 
या हाईकोर्ट के बाहर जाकर स्पेशल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने वाली बात हो जाय। रहेंगे 
उनके अन्दर ही। हम इस बार फ्रेश कंडिडेट्स को भी लेने जा रहे हैं। नौजवानों को 
छो .ने नहीं जा रहे हैं। उनको रेगुलर सविस में लेने की बात है। श्री ओम प्रकाश जी 
भी जब उ : उम्र कं होंगे जब कि उनको छड़ी लेकर घूमने जाना होगा और समाज को उनके 
अनभव से लाभ उठाने की बात होगी और उनके कोई काम देने की बात हो तो उस समय कम से 
क्रम उनका लाभ उठाया जा सकेगा। जो डिस्ट्रिक्ट जज या ए डिशनल जज रिटायर हो गये है । 
#श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया )-- 

मैं समझता हूं कि 68 साल की उम्र तक या जो लोग सर्विस में हैं उनकों रिटायर होने 
के बाद स्पेशल मैजिस्ट्रे* बनाना यह इस ऐक्ट की मंशा के विपरीत है और मैं समझता हूं 





“बबता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया । 
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कि इसमें सारे सेक्रेटेरिएट का जाल बटटा है और हम लोग जब एस्टीमेट कमेटी में जाते हैँ 
तो इस तरह के प्रश्‍न सामने आते हैं कि तमाम बुढ़ढ़े लोग क्रिमिनल लेबर और दूसरों के साथ 
हमला करते ह ओर केन्द्र की जो नीति है उसके खिलाफ भी यह प ता हे, इसलिये इस पर 
पहले आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि रिटायर लोगों को कहीं किसी काम में न रखा जाय। 


श्री प्रम नारायण-- 

कभी-कभी काशीनाथ जी अन जानकारी में बहत सी एसी बाते करजाते हे | 
उनको मालूम होना चाहिये कि इस मामले में केन्द्र का कांकरेंस ले लिया गया हे । इस कानून 
के साथ की पूरी इजाजत है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी वे जिस तरह से हम रूगों की 
इजाजत के बिना भी कभी दायें, कभी बायें चले जाते हैं। 


श्री उपाध्यक्ष-- न 
जसा कि अभी कोई अवसर नहीं था और वे बोल गये | 


श्री प्रम नारायण--- न 
इसम संट्रल गवनेमेंट का काकरेंस है । आडिनेस पिछले सदन में प्रस्तत किया गया था | 
चूंकि कसेज का नम्बर बहुत अधिक हो गया है और फाइनेंस भी इनवाल्वड है, इसलिये 
रिटायडे जजेजं को लेने की बात की गयी है। केवल थोड़े समय के लिये उनका उपयोग करने 
की बात है कि जो रिटायडे जज या एडिशनल जज या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और जिनको अनुभव 
प्राप्त ह, उनका लाभ शासन उठा सके । केसेज बहुत अधिक पेंडिंग हो गये है, उनको कम 
करने केलिये थो? समय के लिये ही उनको भर्ती करने की बात है। में समझता हूं कि इस 
विधेयक को पास करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आयेगी । 


श्री प रुषोत्तम कौशिक--- 

मान्यवर, एंटीसिपेटरी बेल का लाम आथिक और सामाजिक अपराध करने वाल 
लोंगों ने उठाया है इससे में सहमत हूं ले किने क्‍या वे राजनीतिक लोगों को इस एन्टीख्रिपेटरी 
बेलक अन्दर छट दे ने की कृपा करेंगे ? 


श्री प्रभ नारायण-- 

माननीय सदस्य से मेरा निवेदन हे कि शायद उनको नया नया जेल जाने का शौक 
पैदा हुआ हौ, मझे ऐसा लगता है।.. पहले भी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के अन्तर्गत कोर्ट के 
अन्दर जाकर मकदमे नहीं होते थे । सेक्शन 7 और 17 के मकदमे क्रिमिनल अमडमेट एंक्ट 
के अन्तर्गत म्‌कदमों की सूनवाई, जेलों में ही हुआ करती थी। चंकि आप नये-नय 


श्री उपाध्यक्ष-- 
नये नहीं हे दो साल हो गये हैं। 
(श्री गोविन्द सिह नेगी जी के खड़े होने पर ) 





श्री उपाध्यक्ष-- | है 
क्य आप इसे वापस ले रहे हैं। उत्तर देने की व्यवस्था नहीं है । 
श्री गोविन्द सिंह नेगी-- 
` मान्यवर, मेने संशोवन पेश किया हे । 
श्री उपाध्यक्ष--- 


प्रस्ताव तो किया है, लेकिन उत्तर देने की व्यवस्था नहीं है । 
श्री गोविन्द सिंह नेगी-- 

नियम में हैं । 
श्री उपाध्यक्ष-- 

आप नियम दिखायें ? 
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श्री गोविन्द सिंह नेगी-- 
मान्यवर, नियमावली मेरे पास नहीं है । 
श्री उपाध्यक्ष-- 
उत्तर देने की व्यवस्था नहीं हैं । 
श्री गोविन्द सिह नेगी-- | 
मान्यवर, मेरौ निवेदन यह था कि में सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद दंगा 
चेकि भावना के रूप में, चाहे इवर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, सबने मेरे 
प्रस्ताव का समर्थन किया हैं। यह सही हे कि आथिक अपराधियों को कोई छट नहीं दी 
जानी चाहिये। यह भी सही है कि जो देशद्रोही तत्व हैं, जो देश की आजादी को 
खतर मं डालना चाहते हे, उनको जेलखाने के अन्दर कर देना चाहिये । 


श्री उपाध्यक्ष-- 
आप स्पष्टीकरण के तौर पर मंत्री जी से कुछ पूछ सकते हे । उत्तर नहीं दिया जा सकता । 
स्पष्टीकरण आप दे सकते हे । 
श्री गोविन्द सिह नेंगी-- 
मान्यवर, में स्पष्टीकरण के तौर पर मंत्री जी से जानना चाहता हुं कि वह एक आश्‍वासन 
देने की कृपा करें कि जो आप नया चयन करेंगे स्पेशल मेजिस्टेटो का उसमें जो बढ़ें खसट हैं, 
उनको न रखेंगे । दसरी चीज यह है कि यह बताने की कृपा करें कि यह जो पब्लिक प्रासी 
क्यूटर रखे जायेंगे, एक तरफ तो आप कहते हे कि प्‌लिस वाले नहीं होंगे दूसरी तरफ आप 
कहते हैं कि नियंत्रण पुलिस कप्तान का होगा तो मै पूछना चाहता हूं कि पब्लिक प्रासीक्यूटर्स 
किस विभाग के कर्मचारी होंगे, किस विभाग -द्वारा इनकी नियक्ति होगी और कौन इनकी 
सी0 आर0 लिखेगा । इसका स्पष्टीकरण आप कर दें ? 
श्री प्रभ नारायण-- | 
मान्यवर, इनकी नियक्ति गृह विभाग के प्रशासनिक विभाग की तरफ से है । दूसरी 
बात माननीय नंगी जी ने उम्प्रक बारे में की है तो उनकी इस राय को ध्यान म॑ रखा जायगा 
जितन कम उम्र क लोग लिये जायेंगे 60-68 के बीच में, इसका अवश्य ध्यान रखा जायगा 1 
श्री गोविन्द सिंह नेगी-- हक 
मान्यवर, म॑ अपने संशोधन को वापस लेता हूं । 
श्री उपाध्यक्ष-- 


प्रश्‍न यह है कि माननीय गोन्विन्द सिंह नेगी जी को अपने संशोधन को वापस लेने की 


अनुज्ञा दी जाय । 

(सदन को अनुमति से संशोधन वापस हुआ। ) 
श्री उपाध्यक्ष-- 

प्रश्‍न यह हे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर 
विचार किया जाय । 


(प्रश्‍न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) ॒ । पि 


खंड 2 से 12 


अधिनियम 2--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की, जिसे यहां आगे उक्त संहिता 
संख्या 2, कहा गया है, धारा 9 मे, उपधारा (6) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया 
1974 की जायगा, अर्थात 


हब"; 9 का परन्ते जहां किसी विशेष मामले में आन्तरिक सरक्षा या लोक व्यवस्था 
सशाध+ के विचार स. एसा करना समीचीन प्रतीत हो, वहां संशन 
खंड म किसी स्थान में बठक सेशन न्यायालय कर सकता हुं या 


पह - 


[» 


ळा ड 
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सेशन न्यायालय को तदर्थं उच्च न्यायालय निदेश दे सकेता है, . 


और ऐसे मामलों में अभियोजन और अभियुक्त की सहमति 
आवश्यक नहीं होगी ।” 
3--उक्‍त संहिता की धारा 11 में, उपधारा ( 1) के हे पश्चात्‌ 
निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी और सदैव से बढ़ाई गईं समझी जायगी, 
अर्थात्‌ :-- | 

“(1--क) राज्य सरकार इस प्रकार किसी स्थानीय क्षे ग में, 
विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के या विशेष वर्गो के मामलों के 
या साधारणतया मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग और द्वितीय वग 

के न्यायिक मजिस्टेटों के न्यायालय स्थापित कर सकती हैं । ॥ 


4--उक्‍त संहिता की धारा 13 में, शब्द “द्वितीय वर्ग के स्थान पर 
दब्द क { द्वितं hE, पिय ® Ji ळक. क, ; किर्स | गि f जले क आर ही कक 
[ब्द “प्रथम या द्वितीय वर्ग” रख दिये जायेंगे, और शब्द “किसी जिले में क 


स्थान पर शब्द “किसी स्थानीय क्षेत्र में ' रख दिये जायेंगे । 
5--उक्त संहिता की धारा 25 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित 
परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा ओर सदेव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्‌: 
“परन्तु इस उपधारा की किसी बात का येह अर्थ नहीं लगाया 
जायगा कि वह राज्य सरकार को. सहायक लोक अभियोजकों 
पर अपने नियंत्रण का प्रयोग पुलिस अधिकारियों के माध्यम 
से करने से प्रतिषिद्ध करती है। .. 
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धारा 11 
का संशोधन 


धारा 13 
का संशोधन 


.. का संशोधन 


6--उक्त संहिता की धारा 209 में, खंड (क) और(ख) के स्थान का धारा209 
पर निम्नलिखित खंड रख दिये जाएंगे औरे सदैव से रखे गये समझे जायेंगे, का संशोधन 


अर्थात :-- 
(क) धारा 207 के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात 
यथाशीध्र मामला सेशन न्यायालय को सपुदे करेगा ; 
(ख) जमानत से संबंधित) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए, खंड (क) के अधीन मामले को सुपुर्द करने तक और 
तत्पश्‍चात्‌ विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियक्‍त 
को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा ; ” । : 


7-उक्त संहिता की धारा 299 में, उपधारा (1) में, शब्द “उस व्यक्ति 
का विचारण क करने के लिये सक्षम के स्थान पर शंब्द “उस व्यक्ति का विचारण 
करने या उसे विचारणाथं सुपदे करने के लिए सक्षम” रख दिये जायेंगे। ' ' : 


8--उक्त संहिता की धारा 326 में :-- 


जायेंगे ; 


a.“ 
का संशोधन ' 


धारा ३26 


(क) उपधारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द “मजिस्ट्रेट” आया हो, का संशोधन 


वहां उसके स्थान पर शब्द “ न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट” रखे दिये... 


है. ५ ह, t 


को से पूवं शब्द ` एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायावीश को या” 
बढ़ा दिये जायेंगे । 


9--उक्त संहिता की धारा 438 निकाल दी जायगी । 


न न ४ ह | हे ह कू यी व प्र i 
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कन 484 . 10--5उक्‍्त संहिता की धारा 484 में, उपधारा (2) में, खंड (घ) के 
श संशोधन परदचात्‌ निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायेगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा 
जायेगा, अर्थात्‌ :-- 


(ङ) यूनाइटेड प्राविसेज बोसंटल एक्ट, 1938, संयुक्त प्रान्त 
प्रथम अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1938 ओर 
उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1951 के उपबन्ध उत्तर प्रदेश 
राज्य में पूर्ववत्‌ प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि संक्षम विधान मडल 
या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें परिवर्तित या निरसित 
या संशोधित न कर दिया जाय, और तदनुसार इस संहिता को 
धारा 360 के उपबन्ध उस राज्य पर लागू नहीं होंगे, और 
धारा 361 के उपबन्ध इस प्रतिस्थापन के साथ लागू होंगे कि 
उसमें उल्लिखित केन्द्रीय अधिनियमों के प्रति निर्देश उस राज्य 
में प्रवृत्त तदनुरूपी अधिनियमों क प्रति निर्देश है । ” 


वैधीकरण 1 1--किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिंक्री या आदेश के होते हुए 
(क) यह समझा जायगा कि दिनांक 28 नवम्बर, 1975 के पूव न 
जारी की गई राज्य सरकारं की कोई अधिसूचना जिसका तात्पर्ये 
न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोई न्यायोलय स्थापित करना है, जिसकी 
अधिकारिता एक से अधिक जिलों में हो, वह इस अधिनियम 
द्वारा संशोधित उक्त संहिता की धारा 13 के साथ पठित धारा 
11 के अधीन जारी की गई हे और यह समझा जायगा कि वह 
विधिमान्य है और सदैव विधिमान्य रही हैं; 


(ख) यह समझा जायगा कि दिनांक 28 नवम्बर, 1975 के 
पर्वे जारी किया गया राज्य सरकार का कोई आदेश जिसके 
द्वारा सहायक लोक अभियोजकों पर पुलिस विभाग के अधि- 
कारियों के माध्यम से नियंत्रण करने का निदेश दिया गया हो, 
तो विधिमान्य है और सदैव विधिमान्य रहा है, मानों उक्त 
संहिता की धारा 25 में इस अधिनियम द्वारा किया गया 
संशोधन, भी सारभूत समय पर प्रवृत्त था। 


निरसन और 12--( 1) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, . 


भपवाद 1976 एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता हैं |] 

(2) एसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त अध्यादेश या दण्ड प्रक्रिया 
संहिता ( उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1975 के अधीन किया गया कोई 
कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्ध के अधीन 
किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम 

दिनांक 28 नवम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुआ था। 








श्री उपाध्यक्ष -- 
प्रत यह है खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस विधेयक क अंग माने जायं । 


(प्रश्‍न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) क 


यू0 पी05 


एक्ट सं 0 7, 


1938 सं 0 
प्रा0 अधि- 
नियम संख्या 
6, 1938 
उ0 प्र0 
अधिनियम, 
संख्या 1; 
1952 ~... 


्ः >i ह 


उत्तर प्रदेश 
अध्यादेश, 
संख्या 13: 
1976 
उत्तर प्रदेश 
अध्यादेश, , 
संख्या 38, 
1975 





` दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विषैयक, 1976 . 6?5 


खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शोषक 
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 
उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 


_ छा संशोधन करने के लिये 


विधेयक 
| भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया 
जाता है :-- | | द 
1 (1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) संक्षिप्त नाम 
अधिनियम, 1976 कहा जायेगा । | और विस्तार 
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा । | 


श्री उपाध्यक्ष— 


प्रश्‍न यह है कि खंड 1, प्रस्तवना एवं शीर्षक इस विधेयक के अग मानें जायें । 

(प्रश्‍न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 

श्री प्रभ नारायण-- 
मान्यवर, में आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता ( उत्तर 


प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय । 
श्री उपाध्यक्ष-- 


प्रश्‍न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976को _ 
पारित किया जांय॑ । | 


(प्रश्‍त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) “ 
उत्तर प्रदश विनियोग (लखानुदान) विधेयक, 1976 


- वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिह भंडारी )-- 


मान्यवर, में आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विवेयक, 1976 
को प्‌ रःस्थापित करता हूं । (कुछ रुक कर ) 


मान्यवर, में आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हुं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) 
विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय। 
श्री, उपाध्यक्ष-- 


प्रश्‍न यह हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखान्‌दान) विषेयक, 1976 पर विचार 


` किया जाय । 


(प्रश्‍न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
खंण्ड 2, 3 तथा अन्‌सुची 
2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अंप्रैल, 1976 ई0 उत्तर प्रदेश 


. को प्रारम्भ होने वाले वर्षे में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने की संहत 
__ पडेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है निधिमेंसे 
जितना कि अनसची केस्तम्भ 3 मेंदी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग वर्ष 1976- 


3,29,99 13,000 ₹0 (रुपए तीन अरब, उन्तीस करोइ, निन्यानबें लाख 77 के लिये 

तेरह हजार) होता हैं, अधिक न हो 3,29,99,- 
13,000 
दिया जाना 


१-~इसं अधिनियम द्वारां उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन-जिन विनियोग | 


धेनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता हे, उनन्उन घनराशियों का 


विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के. लिये किया जायगा जो उक्त वर्ष के 
सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हूँ । 
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अनुसूची 


८7९३ 770247:  (घारायें 2 व 3 देखें) 
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निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में) 














सेवायें और प्रयोजन 





विधान सभा राज्य की संहत _ 
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105 ६ 
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वृत्ति, व्यापार, 
* सेवायोजन 
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$2 ० मोटर गाड़ियों पर कर 


11187 .+ ह 


13 


हि ॥ | डु 
ह ६ 


14 


४15 ऋण कम, करना अथवा उसका परिहार 
"TE अर: आय पाता जा 1 जाना ७७७७-७७ 
*“सारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या । 
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अल्प बचतों की प्रोन्नति 
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उत्तर प्रदेश विनियोग ` लातुर] विधेयक, 1976. ऽक 


अनुस्‌ ची - ( क्रमशः) 
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. „= _.  निम्तल्िखित भनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों मे) . 


अनुदान? सेवायें और प्रयोजन 
क्रम-संख्या | 


विधान समा राज्य की संहत योग 
द्वारा स्वीकृत निधि पर भारित 





स्‌ 0 र्‌ 0 रु0 
* 16 व्याज का भुगतान . . व... 15, 80,770, 15,50,77, 
* 17 लोक सेवा आयोग ४५ मिल 5, 79, 5,79, 
18 सचिवालय वग 1, 10, 57, 1, 1,10,58 
19 जिला प्रशासन El 1,48,36, 6, 1,48,42, 
20 कोषागार एवं लेखा प्रशासन 27, 40, 1, 27,41, 
21 पुलिस _ 9,59,40, i, 9,59,41, 
22 कारागार 87, 57, 1, 87, 58, 
23 लेखन-सामग्री और मुद्रण .. 80,27, ड 80,27, 
24 सार्वजनिक निर्माण-कार्य + .. 14,72, 3, 14,75 
25 अन्य प्रशासनिक सेवायं 1 70,66, 1, 70, ह हा, 
26 अधिवर्ष भत्ते तथा पेंज्ञनें ... 1,45,90, 65, 1,46,55 
27 प्रकीर्णं सामान्य सेवायें | 34,67, 1, 34, 68 
28 शिक्षा य 35, 58, 79 | 1, 35,58, क 0, 
29 कला एव संस्कृति ,. 9, 20, 1, 921, 
3 0 वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध .. 3, 90, > अब 3, 9 हू 
31 चिकित्सा क. 57.6, 2, 7,27, 65, 
32 परिवार नियोजन ड 1,68,71, 1, 1,68,72 








*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या । 


